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27 दिसम्‍बर, 2018 को  उत्तर के लिए
'kgjh xkaoksa esa Hkwfe lacaèkh elys
1626- Jh lat; flag%
D;k आवासन और शहरी कार्य ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd% 
¼d½ D;k ;g lp gS fd fnYyh ds xkao Mh ,e lh vfèkfu;e] 1957 dh èkkjk 507¼d½ ds rgr 'kgjh {ks= ?kksf"kr dj fn, x, gSa( 
¼[k½ D;k ;g Hkh lp gS fd 'kgjhdj.k ls igys jkT; ljdkj ds LokfeRo okyh xzke lHkk dh Hkwfe ds LokfeRo ds lacaèk esa dksbZ Li"Vrk ugha gS( 
¼x½ ;fn gka] rks xzke lHkk dh Hkwfe dk vfèkdkj fdl izklafxd vfèkfu;e ds rgr 'kgjhdj.k ds ckn MhMh, dks iznku fd;k x;k Fkk( vkSj 
¼?k½ xzke lHkk dh Hkwfe dk LokfeRo vkSj vfèkdkj fdl izklafxd vfèkfu;e ds rgr xzkeh.kksa ls MhMh, dks ifjofrZr fd, x, Fks\
उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्‍य मंत्री(स्‍वतंत्र प्रभार)
( श्री हरदीप सिंह पुरी )
(क) से (घ): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम, 1957 की धारा 507 के तहत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करती है। दिल्ली भूमि-सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 150(3) (क) के कारण गाँव सभा डीएमसी अधिनियम की धारा 507 के तहत अधिसूचना जारी किए जाने के बाद भंग हो जाती है और इसके भंग होने के बाद सभी प्रकार की चल और अचल संपत्तियां तथा गाँव सभा क्षेत्र कोष में शामिल धनराशि सहित सभी प्रकार के ब्याज, जो इसके भंग होने से तत्काल पूर्व गाँव सभा के पास थे, सभी प्रकार के अधिकारों सहित, जो ऐसी गाँव सभा द्वारा उपयोग में लाए गए थे अथवा उनके अधिकार में थे, अब केंद्र सरकार के पास होंगे । इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार में इस प्रकार निहित भूमि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 22(1) के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के निपटान पर रखी जाती है। अधिनियम के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एवं ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जिन पर उस सरकार तथा प्राधिकरण में सहमति हो, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विकास के प्रयोजन से संघ में निहित दिल्‍ली में सभी अथवा कोई विकसित तथा अविकसित भूमि  (ज्ञात एवं इसके पश्चात् ‘नजूलभूमि’ के रूप में उल्लिखित) को प्राधिकरण के निपटान पर रख सकती है।
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